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भारत में बरेोजगारी दर 

336. श्री बी. मणिक्कम टैगोर: 
 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककिः 

 

(क)  क्या यह सच ह ैकक वर्ष 2024 में बेरोजगारी में वृद्धि होन ेकी संभावना के बारे में अंतराषष्ट्रीय श्रम संगठन 

द्वारा जारी चतेावनी पर सरकार न ेध्यान कदया ह;ै  

(ख)  क्या यह भी सच ह ैकक हाल ही के वर्ों में देश की बरेोजगारी दर में वृद्धि हुई ह;ै 

(ग)  क्या यह भी सच ह ैकक देश की वास्तद्धवक मजदरूी वृद्धि अन्य द्धवकासशील देशों के समान नहीं थी; और 

(घ)  यकद हा,ं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह?ै 
 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री  

 (श्री रामशे्वर तलेी) 
 

(क) से (घ): सादं्धख्यकी और कायषक्रम कायाषन्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा 

रह ेआवद्धधक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आकंडे एकत्र ककए जाते हैं। इस 

सवेक्षण की अवद्धध, जुलाई स ेअगले वर्ष जून तक होती ह।ै  

 

नवीनतम उपलब्ध वार्र्षक पीएलएफएस ररपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 

2022-23 के दौरान सामान्य द्धस्थद्धत के आधार पर 15 वर्ष और उससे अद्धधक आयु के व्यद्धियों की अनुमाद्धनत 

बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशिः 4.2%, 4.1% और 3.2% थी। यह आंकडों दशाषते हैं कक देश में बेरोजगारी दर में 

द्धगरावर्ट की प्रवृद्धत्त ह।ै 
 

 

नवीनतम उपलब्ध वार्र्षक पीएलएफएस ररपोर्टों के अनुसार, वतषमान साप्ताद्धहक द्धस्थद्धत (सीडब््यूएस) के 

आधार पर, द्धपछले कैलेंडर माह के दौरान, द्धनयद्धमत वेतन/वेतनभोगी कमषचाररयों द्वारा औसत वेतन/वेतन आय, 

अपै्रल-जून, 2018 की अवद्धध के दौरान 16,848/- रु. की तुलना में अपै्रल-जून, 2023 की अवद्धध के दौरान बढ़कर 

20,039/- रु. हो गई। 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंर्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधाररत वतेन 

रोजगार कायषक्रम ह ै जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पररवारों की आजीद्धवका सरुक्षा को बढ़ाने के द्धलए, प्रत्येक 

पररवार, द्धजसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा स ेअकुशल शारीररक कायष करना चाहत ेहैं, को प्रत्येक द्धवत्तीय वर्ष में कम 

से  कम सौ कदन का गारंर्टीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करता ह।ै मनरेगा के तहत 13.62 करोड पररवारों को लाभ 

पहुचंाने के द्धलए मजदरूी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रद्धतकदन कर दी गई ह।ै 

 



 

न्यूनतम मजदरूी अद्धधद्धनयम, 1948 की धारा 3(1)(ख) कें द्र सरकार और राज्य सरकारों को अपन े

संबंद्धधत अद्धधकार क्षेत्र में अनुसूद्धचत रोजगारों में तय की गई मजदरूी की न्यूनतम दरों की पांच साल के भीतर 

समीक्षा करने और यकद आवश्यक हो तो न्यूनतम दरों को संशोद्धधत करन ेका आदेश देती ह।ै बढ़ती कीमतों का 

ध्यान रखने के द्धलए, कें द्र सरकार, औद्योद्धगक श्रद्धमकों के उपभोिा मू्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 

मजदरूी और पररवतषनीय महगंाई भत्ते की मूल दरों को सशंोद्धधत करती ह।ै 

 

सरकार, समय-समय पर मजदरूी की न्यूनतम दरों की समीक्षा और संशोधन करती ह ैऔर सभी रोजगारों 

में इसकी कवरेज बढ़ाती ह ैऔर न्यूनतम वेतन प्रदान करती ह।ै न्यूनतम वेतन अद्धधद्धनयम, 1948 के प्रावधानों को 

संसद द्वारा पाररत और कदनांक 08.08.2019 को अद्धधसूद्धचत, वेतन संद्धहता अद्धधद्धनयम, 2019 में पुनगषरठत और 

समामेद्धलत ककया गया ह।ै वेतन संद्धहता, 2019, संगरठत और असंगरठत क्षेत्र में रोजगारों के द्धलए सावषभौद्धमक 

न्यूनतम वेतन और न्यूनतम वेतन प्रदान करती ह ैऔर अनुसूद्धचत रोजगारों के द्धलए न्यूनतम वेतन की प्रयोज्यता 

को प्रद्धतबंद्धधत करने के द्धलए न्यूनतम वेतन अद्धधद्धनयम, 1948 के तहत मौजूदा प्रावधान को समाप्त कर कदया गया 

ह।ै यह सदं्धहता कें द्र सरकार को, कें द्र और राज्य क्षेत्र में लागू न्यूनतम वेतन तय करने का आदेश देती है। 

***** 


